SC dismisses TTSL, RCom's pleas 

New Delhi (PTI): The Supreme Court has held Tata Teleservices 'Walky' and Reliance Communication's (formerly Infocom) 'Unlimited Cordless' as limited mobile phones, hence they are liable to pay Access Deficit Charge (ADC) to BSNL for interconnection. 

A bench headed by Justice H S Kapadia, while dismissing Tata Teleservices and Reliance Communication's petitions, has upheld telecom tribunal TDSAT's order of September 2005 that held these services are not fixed lines telephones, but limited mobile. 

The Supreme Court had earlier reserved its judgement on a petition filed by Tata Teleservices challenging the telecom tribunal's order which classified the company's fixed wireless phone service 'Walky' as limited mobile. 

With this, the apex court had also reserved Reliance Communication's plea challenging Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal's (TDSAT) order which held that its fixed wireless telephone was equivalent to mobile service and thus Reliance was liable to pay ADC of over Rs 400 crore. 

The tribunal in September 2005 had rejected the Tata Teleservices's petition and held that 'Walky' was actually a WLL (M) service, with limited mobility, and not a fixed telephone service, contrary to the licence granted to the company. 

Thus, Tata would have to pay about Rs 300 crore as levy to BSNL on account of ADC. 



रिलायंस व टाटा टेली को करारा झटका
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नई दिल्ली। सीडीएमए मोबाइल सेवा देने वाली टाटा टेलीसर्विसेज तथा रिलायंस कम्युनिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से करारा झटका लगा है। फैसले के मुताबिक दोनों कंपनियों को क्रमश: 300 तथा 400 करोड़ रुपये बतौर एक्सेस डेफिसिट चार्ज [एडीसी] बीएसएनएल को चुकता करने होंगे। 

गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के एवज में निजी टेलीकाम कंपनियों को एडीसी के रूप में एक निश्चित धनराशि सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को देनी पड़ती है। शीर्ष न्यायालय ने यह फरमान टाटा टेलीसर्विसेज की 'वाकी' तथा रिलायंस कम्युनिकेशंस की 'अनलिमिटेड कार्डलेस' को सीमित मोबाइल सेवा मानते हुए सुनाया है। 

न्यायमूर्ति एचएस कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दूरसंचार पंचाट टीडीसैट के सितंबर 2005 के फैसले को सही ठहराते हुए दोनों कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 

टीडीसैट ने टाटा व रिलायंस की उक्त सेवाओं को बेसिक के बजाय सीमित मोबाइल सेवा करार दिया था। इसके एवज में पंचाट ने टाटा टेलीसर्विसेज को 300 करोड़ तथा रिलायंस को 400 करोड़ रुपये बतौर एडीसी बीएसएनएल को भुगतान करने का निर्देश दिया था। टाटा टेलीसर्विसेज व रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

